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सं ०. ओ. वि./ एफ.डी. / 239-86 / 28 19.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल : को र य है कि मै ० ( 1) परिवहन प्रायुक्त, 
हरियाणा, चण्डीगढ़, 2. हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद , के श्रमिक श्री राज पोर , हैल्पर , पुत्र श्री प्रकाश मार्फत 
भीम सिंह यादव , 1- सी ., ए.एन.पाई . टी . , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस । इस के बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना गांछनीय समझते हैं । 


इसलिए, मब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारी 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 श्रम 
68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495 - जी - आन 57/11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गस्ति श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचं लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन भास में देने निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बनिता मामला है 

क्या श्री राजबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? र दि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार . 


सं ०. मो . वि./ ए.डी. / गुड़गांव/ 152-86/ 28 27.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रा है कि मै ० प्रेजीडेन्ट , रेड क्रास होम्यो 
पैथिक कोन्सिल , गुड़गांव , के श्रमिक श्री अशोक कुमार भसीन, 9/11, सुभाष नगर, गुड़गांव था उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को यायनिर्गम है । निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम . 68/ 
15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11 495 -जा- NE.57/11245, दि 7 फरवरी, 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित धन न्यायालय , फरीदाबाद का विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उसस्रो 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यापनि र्गय एवं पंवाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस प्रबन्धकों तया श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मागला है : 

क्या श्री अशोक कुमार की सेवामों का समापन न्यायायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ०/ पानी / 102-86/ 2834. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रार है कि मै ० स्टील क्राफ्टस ( लासिंग 
टयन्स ), जी.टी., रोड, पानीपत , के श्रमिक श्री सतीश कुमार, पुष श्री भात्मा राम , मार्फत इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्सटाईल वर्करता 
यूनियन , भगत सिंह स्मारका, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखिर मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक 
विवाद है; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट हरनावांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उर धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ०. 3( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल; 
1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विदिग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रान्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

का श्री सतीश कुमार की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० /पानी/ 102-86/ 28.11.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० स्टील क्राफ्टस (लासिंग 
ट्यूब्ज ) , जी . टी . रोड, पानीपत, के श्रमिक श्री गुलाब सिंह मार्फत इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्सटाई त वर्करज यूनियन , भगत सिंह स्मारवा , 
पानीपत तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मारले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 
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और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ! 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की , उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 )84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 , 
द्वारा उ: अधिसूचना को धारा 7 के प्रयोग गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा ग गला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतुं निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित है :-- 


-- 


क्या श्री गुलाब सिंह की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वहकिस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि /एपडी/ 246-86/ 2848.-- चूंकिा हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म जगन्नाथ बजाज एण्ड सन्ज , 
18/3 करीन्दा, फरीदाबाद के श्रमिक श्री नन्द किशोर, मार्फत एटक आफिस मार्किट नं 0 1, एन.आई.टी , फरीदाबाद तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय सगझते हैं 


•- 


- 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 श्रम 
68/15:.54, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 
1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे स अन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :-- 


क्या श्री नन्द किशोर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ०वि ०/पानीपत/ 104-86/ 2855 .---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) इस्टेट आफिसर, हरियाणा शहरी 
विकारा प्रधिारण , करनाल , ( 2) मुख्य प्रशासक , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , एस.सी.ओ. 481, मनीमाजरा, पण्डीगढ़ के 
श्रमिक भी हरनीर सिंह पुत्र श्री काबूल सिंह मकान नं ० 25-एच, राम नगर , करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
वाद लिपित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चं कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त 
अधिसूचः । की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचा : तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


बया श्री हरवीर सिंह की सेवाभों का समापन न्यायोचित वथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


गुड़गांव 


सं ० ओ. वि ./एपडी/गुड़गांव/ 147-36/ 2862.-- -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रानन्द गैस लि ०, 
प्लाट नं . 6, पोस्ट मारुति, इण्डस्ट्रीयल एरिया गुड़गांव के श्रमिक श्री बाबु राम मार्फत पी.के. थम्पी बी- II , प्राई,डी.पी.एल . टाउनशिप , 

तथा उसके प्रन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इस लिए, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 को उपधारा : ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम · 68/152547 


, 
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दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या , उसमे सम्ब 
न्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 


1 


१ 


13 


क्या 


श्री 

बाबू राम , की सेवाओं समापन न्योचित तया ठीक है ? यदि नहीं तो वह 
किस राहत का हकदार है ? 

सं . पो.वि./एफडी/मडगांव/ 14.6-86/ 286 9.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की कि मै ० प्रानन्द गैस 
लि . प्लाट नं 0 6, पोस्ट मारुति इण्डस्ट्रीयल एरिया गुड़गांव के श्रमिक श्री बोधनाथ रार्य मार्फत पी . के . थम्पी बी- II आई.टी.पी. 
एल . टाउनशिप गुड़गांव तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद निखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । . 


राय 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल: विवाद को न्वार्यानर्णय हुतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 
68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के हाथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम 5711245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसके 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं , पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा , सम्बन्धित मामला है । 


क्या श्री बोधनाथ राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत 
का हकदार है । 


प्रार . एस . अग्रवाल , 


उप सचिव , हरियाणा सरकार, 

न विभाग । 
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